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जो क़ानून तुम्हारे अधिकारों की 
रक्षा न कर सके उसकी अवहेलना 
करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। 





सब कुछ इंतज़ार कर सकता है, 
पर खेती नहीं। 
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जो किसान मूसलाधार बरसात में 
काम करता है, कीचड़ में खेती करता है, 
मरखने बैलों से काम लेता है और सरदी-गर्मी 
सहता है, उसे डर किसका। 
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खेती का खून - तीन काले क़ानून 


देश का इतिहास अन्नदाताओं के संघर्ष का TE. SR 
साक्षी है। सन 49॥7 में अंग्रेजी हुकूमत के A | Ph 
खिलाफ बिहार के चम्पारण में नील की खेती (do a 
के 'तीन कठिया' काले कानूनों के खिलाफ % 4 f igs 











ele Noe 

RE 
महात्मा गाँधी जी का सत्याग्रह भला कौन भुला #€ 44 
सकता है? सन 98 में किसानों पर लगान "#48 १ 
लगाने के क्रूर कानून के खिलाफ सरदार पटेल WF dN 
की हुंकार किसे याद नहीं हे? सन 4920 में अवध 
के किसानों पर रक्त रंजित जमींदारों के आक्रमण 
के खिलाफ कांग्रेस की दहाड़ इतिहास क स्वर्ण 
अक्षरों में दर्ज है | 


| 





6 साल पहले सन 2044 में मोदी 
सरकार द्वारा किसानों की जमीन 
हड़पकर पूँजीपतियों को सौंपने 
के काले अध्यादेश के खिलाफ 
श्री राहुल गॉधी की गर्जना सबके 
दिमाग में आज भी ताजा है| 





मोदी जी ने भीषण वैश्विक महामारी के बीच आपदा को अवसर' में बदलने का नारा दिया। 
देशवासियों और अन्नदाताओं को अब समझ में आया है कि महामारी की काली अँधियारी रात 
में उन्होंने किसानों के खिलाफ तीन क्रूर काले कानून किसान की आपदा को मुट्ठीभर 
पूंजीपतियों के लिए अवसर में बदलने के लिए पारित किए । 


कांग्रेस पाटी दुढ़प्रतिज्ञ है कि वो ना केवल देश के करोड़ों किसानों - खेती मजदूरों 
50 -$T- पिछड़े वर्गा व गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगी बल्कि मोदी सरकार के काले कानूनों 
के क्रूर प्रहार से किसान भाइयों ओर देश की जनता को मुक्ति दिलाएगी | 
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खेती की मौत का सौदा - मईं 2044 
सत्ता संभालते ही पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन 


श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही इस बात का खुला आभास करा दिया 


3000 


पे 





का दमन करने वाली 
है। आइए जानते हैं कि 
मोदी सरकार द्वारा 
देश के किसानों को 
बीते 6 सालों में एक के 
बाद एक क्या आघात | 
पहुँचाए गए 
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आघात नंबर 4 : बोनस की समाप्ति का फरमान 


मोदी सरकार के सत्ता संभालने के एक महीने के अंदर ही 42 जून, 2044 को सभी राज्यों को 
आदेश जारी कर फरमान सुना दिया कि अगर कोई भी राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य 
के ऊपर 4 रु. का भी बोनस देगी तो उस राज्य सरकार से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदना 
बंद कर दिया जाएगा | मोदी सरकार क॑ इस शोषणकारी फरमान के बाद सभी राज्य सरकारों ने 
अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना बंद कर दिया | 

आघात नंबर 2 : पूँजीपतियों क लिये किसानों की भूमि पर कब्जे का षड्यंत्र 
भारतवर्ष के भाग्यविधाता अन्नदाता किसान ने अपने भूमि के उचित मुआवजा अधिकार को 
लेकर एक लम्बी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 2043 में भूमि का उचित 
मुआवजा कानून बना किसानों को भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा पाने का अधिकार दिया | 
इससे किसानों को जमीन के अधिग्रहण में दो से चार गुना अधिक मुआवजा मिलने लगा | मगर 
पूँजीपतियों का पोषण और किसानों का शोषण करने वाली मोदी सरकार ने दिसम्बर 2044 में 
इस कानून को खत्म करने की साजिश कर अध्यादेश जारी कर दिया | समूचे देश क किसानों ने 
मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस पाटी ने 
राहुल गाँधी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार को देश क अन्नदाता 
के सामने झुकने को मजबूर किया | इस संघर्ष के बाद मोदी सरकार को अन्यायकारी अध्यादेश 
वापस लेना पड़ा | 


है. 
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आघात नंबर 3 : लागत + 50 प्रतिशत का 'वादा' निकला 'जुमला' 


मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले देश के किसान भाईयों से वादा किया था कि वे लागत + 50 
प्रतिशत मुनाफे पर फसल का मूल्य तय करेंगे | अर्थात्‌ खाद, बिजली, पानी, बीज, कीटनाशक, 
फैमिली लेबर, जमीन का किराया जोड़कर, उस पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर ही लागत मूल्य 
तय होगा | मगर मोदी सरकार ने 6 फरवरी, 205 को सुप्रीम कोटं में शपथ-पत्र दे यह कहा 
कि अगर लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत मुनाफा किसानों को दिया गया, तो बाजार की हालत 
खराब हो जाएगी । यानि किसान की आजीविका के मुकाबले मोदी सरकार को बाजारी ताकतें 
प्यारी हैं | 

सच्चाई यह है कि 6 साल में मोदी सरकार ने कभी भी किसान को लागत + 50 प्रतिशत मुनाफा 
नहीं दिया | 50 प्रतिशत मुनाफा देना तो दूर, मोदी सरकार ने कभी भी स्वामीनाथन आयोग के 
A2+FL+0C2 के मुताबिक भी फसल मूल्य तय नहीं किया (A2+F। = खाद, बिजली, पानी, बीज, 
कीटनाशक दवाई, फॅमिली लेबर व 02 = जमीन का किराया) । और तो और मोदी सरकार ने 
तो राज्य सरकारों द्वारा 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' को लिखित तौर से बताई गई फसल की 
लागत भी नहीं दी | 

यह तथ्य 'कृषि मूल्य एवं लागत आयोग' की रबी और खरीफ माकंटिंग सीजन 2020-2 की 
सबसे ताजा रिपोर्ट से भी साबित होते हैं | कृपया दोनों निम्नलिखित चार्ट देखिए | 


खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-24 - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट 


फसल लागत कि MSP लागत + 50 
राज्यों द्वारा बताया गया लागत मूल्य प्रतिशत 
C-2 मोदी सरकार 
Rs./Qtl. Rs/Qt. 
Rs./Qtl. Rs./Qtl. 





धान I,868 2,500.5 
ज्वार 2,393 गुजरात कर्नाटक | तेलंगाना 2,620 3,589.5 
3,039 ok 3,73 
बाजरा 4,555 आन्ध्रप्रदेश गुजरात कर्नाटक | तेलंगाना 2,450 2,332.5 
2,03I I,807 2,843 3,477 
मक्का 4,606 गुजरात बिहार हरियाणा | राजस्थान | तेलंगाना 4,850 2,409 
2,437 ,684 893 I,935 ४५ | 2 
अरहर 5,464 आन्ध्रप्रदेश | कर्नाटक 6,000 8,496 
6,326 6,987 
3 


4,667 आन्ध्रप्रदेश हरियाणा केरल 
,902 2,62 
2,758 
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रबी माकटिंग सीजन 2020-2 की लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट क अनुसार 


फसल लागत राज्यो दारा बताया गया लागत मूल्य MSP लागत + 50 
प्रतिशत 
C-2 Rs./Qtl. मोदी सरकार 
Rs./Qtl. 
Rs./Qtl. Rs./Qtl. 


गेहूँ ,467 बिहार गुजरात | उत्तरप्रदेश | पंजाब 4,975 2,200.5 
चल [न्न 
जौ 4,404 हरियाणा 4,600 2,06 
| |= | | | | 
चना 4,02 आन्ध्रप्रदेश | गुजरात | हरियाणा | कर्नाटक 5,00 6,08 


आघात न॑. 4 : समर्थन मूल्य का झूठ - 'कांग्रेस बनाम मोदी सरकार' 

मोदी जी लगातार अपने बड़बोले भाषणों में यह कहते नहीं थकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 
समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की और उनकी सरकार आने के बाद समर्थन मूल्य में बेतहाशा वृद्धि 
की गईं | मगर सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय में फसलों का समर्थन 
मूल्य 249 प्रतिशत तक बढ़ाया गया | इसके विपरीत मोदी सरकार के समय में जो प्रमुख फसलें 
समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं, जैसे धान और गेहूँ उसका समर्थन मूल्य तो मात्र 44 और 42 
प्रतिशत ही बढ़ाया गया | नीचे दिये गये चार्ट से मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो जाता 
है :- 














फसल समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य प्रतिशत वृद्धि समर्थन मूल्य प्रतिशत वृद्धि 
कांग्रेस सरकार मोदी सरकार 
2004 203-4 2020-2 
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आघात नंबर 5 : पीएम फसल बीमा 
योजना बनी पूँजीपति मुनाफा योजना 

मोदी जी ने खरीफ सीजन 20॥6 में प्रधानमंत्री 
फसल बीमा योजना के नाम से चंद कंपनियों 
को मुनाफा कमाने की एक योजना लॉन्च की | 
इस योजना की पोल बिहार में उन्हीं की 
सरकार ने खोल दी और साफ कहा कि इससे 
पूँजीपतियों को ही मुनाफा होता है। इस 
योजना की सच्चाई यह है कि 2046 से 2049 
तक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और 
किसानों ने मिलकर कम्पनियों को 99,073 
करोड़ रु. का बीमा प्रीमियम दिया, जबकि 
कंपनियों ने इस दौरान 26,424 करोड़ रु. का 
मुनाफा कमाकर सरकारी खजाने और अभ्रुगैस और वाहर फैनन की बर्बएता 
किसानों की मेहनत पर डाका डाला | 





आघात नंबर 6: किसान सम्मान निधि का चौंकाने वाला सच 

मोदी सरकार यह दावा करती है कि उसने किसानों को हर साल 6 हजार रु. देना आरम्भ 
किया | सच्चाई यह है कि कृषि सेंसस 2045-46 के मुताबिक देश में कुल 4.65 करोड़ किसान 
हैं | इनमें से 6 करोड़ किसानों को पूरी तरह एक फटी कोड़ी न दे इस योजना से वंचित रखा है | 
ऐसा क्यों? 


इससे भी बड़ी बात यह हे कि बीते 6 सालों में मोदी सरकार ने खेती की लागत में लगभग 
45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि कर दी | डीजल के दाम आज (43 जनवरी, 2024) बढ़कर 
73 सालों में सबसे ऊचे पायदान पर हैं, यानि ₹74.63 प्रति लीटर | मोदी सरकार ने 6 सालों में 
डीजल पर एक्साईज ड्यूटी ₹3.46 प्रति लीटर से बढ़ाकर २34.83 प्रति लीटर कर दिया, यानि 
820 प्रतिशत का इजाफा। इसी प्रकार खेती उत्पाद के सभी इनपुट, जैसे खाद, कीटनाशक 
दवाई, फेरोमान ट्रेप, ट्रैक्टर, डिप और स्प्रिंकलर जैसे खेती के उपकरणों पर 5 से 48 प्रतिशत 
तक जी.एस.टी. टैक्स लगा दिया | अर्थात्‌ एक तरफ 45,000 रु. हेक्टेयर लागत मूल्य की वृद्धि 
करके 2 हेक्टेयर तक क छोटे और मॅझोले किसानों पर 30,000 रु. साल का अतिरिक्त बोझ डाल 
दिया और अब कुछ किसानों को 6,000 रु. हर साल देने का स्वॉग रच रहे हैं। 
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अब जानिए खेती विरोधी तीन काले क़ानूनों की 'ढोल की पोल' 


काला क़ानून न.। 
आवश्यक वस्तु क़ानून, 4955 में संशोधन _ 'कालाबाजारियों और जमाखोरों' की पौ बारह 


आवश्यक वस्तु क़ानून 4955 लाया ही इसलिए गया था कि आम लोगों के जीवन के लिये जो भी 
आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो हमेशा उनके सुलभ दायरे में होनी चाहिए । इसके विपरीत मोदी सरकार 
ने आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कर खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से 
दूर और चंद पूँजीपतियों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिये सुलभ करा दी हैं। मोदी 
सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून की धारा 3 की उपधारा (4) में अतिरिक्त उपधारा ((७) को 
जोड़ते हुए अनाज, दाल, आलू, प्याज व खाद्य तेल जैसी चीजों की असीमित मात्रा में पूँजीपतियों 
को जमाखोरी की छूट दे दी है। इसमें प्रावधान हे कि जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएँ फल-फूल व 
सब्जी के दाम जब तक 400 प्रतिशत तक नहीं बढ़ जाते तब तक सरकार भावों को नियंत्रण में 
करने कं लिये जमाखोरी की कोई सीमा तय नहीं करेगी । इसी प्रकार जल्द नष्ट न होने वाली 
फसलों जेसे अनाज इत्यादि क दामों में जब तक 50 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं हो जाती तब 
तक जमाखोरी पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जाएगी | इतना ही नहीं, इस संशोधन में यह कहा 
गया है कि दामों में 50 और 400 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद भी 'प्रोसेसर' या वैल्यू चेन 
पार्टीसिपेन्ट' पर जमाखोरी की कोई सीमा तय नहीं की जा सकेगी | मतलब साफ है कि दामों में 
बेतहाशा वृद्धि की सूरत में भी जमाखोरों और कालाबाजारियों को खुली छूट दे दी गई है। 


|) जमाखोरी से यू बर्बाद होंगे किसान, जानिए 


मुडीभर पूँजीपति विदेशों से सस्ता अनाज मंगाते 
हैं। वे किसानों से औने-पौने दामों में उपज 
खरीदकर बड़े पेमाने पर भंडारण करते हैं। इनके 
गोदामों में करोड़ों टन उपज होने के बावजूद 
कृत्रिम रूप से देश में अनाज का अभाव पैदा कर 
दिया जाता है। कमी होते ही वे कौड़ियों के भाव 
खरीदी गई उपज को बहुत अधिक दाम बढ़ाकर 
बेच देते हैं| अब इस क़ानून से लूट की खुली छूट 
मिल गई है| 
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(॥) दाल घोटाला 


देश ने 2046-47 में देखा कि दाल का उत्पादन भारत 
की आवश्यकता के अनुसार लगभग 224 लाख टन 
हुआ। तब मुट्ठीभर पूँजीपतियों ने विदेशों से 42.36 रु. 
प्रतिकिलो की दर से 7.62 करोड़ क्विंटल दाल 32,295 
करोड़ रु. में आयात कर ली | बाजार भाव गिराकर यही 
दाल उन्होंने देश के किसानों से भी सस्ते दामों में खरीद 
कर करोडों टन दाल भंडारण कर लिया | 





फिर भाजपा शासित राज्यों में जमाखोरी की सीमा से प्रतिबंध हटवाकर उन्होंने यही दाल 
लगभग 200 रु. प्रति किलो की दर से आम आदमी को बेची और देश में लाखों करोड़ की दाल 
का घोटाला किया | इस खेल में गरीब किसान भी लुटा और आम उपभोक्ता भी | 


खेल यहीं खत्म नहीं हुआ । मोदी सरकार किसान और आम आदमी को लुटवाने के लिए आज 
तक देश में दाल के अच्छे उत्पादन क बावजूद मुड्टीभर पूँजीपतियों को सस्ती दाल विदेशों से 
मंगवाने की छूट दे रही है| सरकार ने 2044-45 में 45.84852 लाख मीट्रिक टन, 205-76 में 
57.97706 लाख मीट्रिक टन, 2046-47 में 66.09487 लाख मीट्रिक टन, 2047-48 में 56.07532 
लाख मीट्रिक टन, 2048--49 में 25.27876 लाख मीट्रिक टन और 2049-20 में अप्रैल से 
जनवरी तक 26.2844 लाख मीट्रिक टन सस्ती दाल विदेशों से आयात करने की छूट दी। 
आयात की मंजूरी तब दी गई जब इस दौरान देश में दाल का उत्पादन 230 से 250 लाख टन 
तक हुआ जो कि भारत की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम था | 


(॥) मक्का घोटाला 


हाल ही में हमने देखा कि 4850 रु. समर्थन मूल्य 
वाला मक्का मध्यप्रदेश से बिहार तक केवल 
70 रु. से 900 रु. प्रति क्विंटल बिका | मोदी 
सरकार ने समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने की 
बजाय चन्द पूँजीपतियों को 23 जून, 2020 को 
आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत 
करके 5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से 
मंगाने की छूट दे दी | 
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(|) आलू घोटाला 

हाल ही में देश में आलू के अच्छे उत्पादन के बावजूद 
भी जब किसानों को इसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे 
हैं | पर मोदी सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन सस्ता 
आलू विदेश से आयात करने की अनुमति चंद 
एजीपतियों को दे दी। यह आलू 34 जनवरी, 2024 
तक भारत लाया जाएगा। इसका आयात शुल्क भी 
30 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया है | 





(५) खाने का तेल' घोटाला 

मोदी सरकार ने जनवरी, 2024 में खाने के तेल के 
आयात पर रोक लगा दी | पर इसका लाभ किसानों 
की बजाय चंद तेल व्यापारियों को हुआ | उदाहरण 
के तौर पर सोयाबीन के किसान को फसल की 
कीमत 3,880 रु. यानि SP के बराबर भी नहीं 
मिल रही । परंतु आम उपभोक्ता के लिए सोयाबीन 
तेल का भाव 80 रु. लीटर से बढ़कर 445 रु. लीटर 
हो गया है | इस काले कानून का फायदा उठा तेल 
का कारोबार करने वाले तीन से चार मोदी जी के 
मित्रों ने सैकड़ों-हजारों करोड़ का मुनाफा लूटा | 





(॥)निर्यात को धक्का 


देश के कृषि क्षेत्र की हालत मोदी सरकार ने बेहद 
बदतर स्थिति में पहुँचा दी है। सन 2044-45 में कृषि 
क्षेत्र का निर्यात 3,90,600 लाख डॉलर था| 6 साल 
बाद कृषि निर्यात कई गुना बढ़ने की बजाय 
2049-20 में गिरकर 3,55,850 लाख डॉलर रह गया 
है। आज के डॉलर के भाव के आधार पर यह 
नुकसान लगभग 25,000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से अधिक 
का है, यानि 6 साल में केवल निर्यात में देश के 
किसान को 4,50,000 करोड़ रु. का नुकसान हुआ | 
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काला काचून न. 2 

“समर्थन मूल्य” और 'मंडियों' क खात्मे का खेल 

किसान उपज, व्यापार एवं वाणिज्य कानून (फॉर्म॑सं प्रोड्यूस ट्रेड एण्ड कॉमस एक्ट) 2020 के 
जरिए मोदी सरकार ने न सिफ किसानों की फसल क समर्थन मूल्य के अधिकार को समाप्त कर 
दिया बल्कि किसानों को न्याय पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया | इस कानून की धारा 
200) में 'ट्रेड एरिया' को परिभाषित किया गया हेै। ट्रेड एरिया में फेक्ट्री परिसर, उद्योगपतियों 
के भंडारण के साइलो या और किसी भी स्थान या ढाँचे को शामिल किया गया है। धारा 4 के 
मुताबिक इस 'ट्रेड एरिया' में पूरे देश में जहाँ मजी व्यापार किया जा सकेगा | इस ट्रेड एरिया में 
धारा 6 के तहत किसी भी प्रकार की माकट फीस या सेस या लेवी से छूट दी गइ है। दूसरी ओर 
एपीएमसी एक्ट (४0४०) के तहत गठित की गई मण्डियों में निर्धारित टेक्स देना जरूरी हे । 
इस तरह सरकारी मण्डियों को धीमा जहर देकर मारने का प्रावधान इस कानून में किया गया 
हे | बेशक, कोई भी व्यापारी या कम्पनी कर देकर मण्डियों में व्यापार करने की बजाय बगैर कर 
दिये व्यापार क्षेत्र में ही व्यापार करेगा । इस तरह मण्डियों में होने वाली समर्थन मूल्य की बाध्यता 
से उसे मुक्ति मिल जायेगी | 


() न्याय से वंचित किसान 

इस कानून के चेप्टर 3 की धारा 8 में विवादों के 
निपटारे का तरीका तय किया गया है। इसमें 
कहा गया हे कि व्यापारी और किसान के बीच 
विवाद की स्थिति में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 
(एसडीएम) विवाद का निपटारा करेगा। 
एसडीएम क आदेश क खिलाफ अपील को एक 
अपीलेट अर्थॉरिटी को सुनने का अधिकार होगा 
जो कि कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर स्‍तर ७४७४९ ७ 8 Em 
का अधिकारी होगा | न 


जन्‍म ७ _ ` का 


सबडिविजनल अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट की तरह फैसले के अधिकार 
होंगे और धारा 40 में अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को 60 दिनों के भीतर भारत सरकार के 
संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के सामने चुनौती दी जा सकेगी | अब क्‍या यह सम्भव है कि 
एक और दो एकड़ का किसान, व्यापारी और पूँजीपति की अपेक्षा एसडीएम या कलेक्टर से 
न्याय पा सकेगा ? 
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(॥) किसान को अदालत जाने से वंचित किया 


चौंकाने और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि 
इस कानून के चैप्टर 5 की धारा 45 में किसी भी 
सिविल कोर्ट को इस विवाद क संज्ञान लेने का 
अधिकार ही नहीं दिया गया है। मतलब साफ है 
कि विवाद की स्थिति में देश क इतिहास में पहली 
बार गरीब किसान को उसके न्यायालय जाने के 
अधिकार से ही वंचित कर दिया गया | 
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(|) अनाज मंडियों क खात्मे का खेल 
करोड़ों आढ़तियों - मंडी मजदूरों की रोजी रोटी को खत्म करने का षडयंत्र 


षडयंत्रकारी तरीके से इस कानून के द्वारा अनाज मंडियों को 
खत्म किया जा रहा हे। जब अनाज मंडियॉ खत्म हो जाएँगी तो 
समर्थन मूल्य पर अनाज कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और 
कहां खरीदेगा? क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 45 करोड़ 
किसानों के खेत में जाकर “न्यूनतम समर्थन मूल्य' (\॥5P) पर 
फसल खरीद सकती है? जब FC। 42,000 अनाज मंडियों में 
फसल नहीं खरीद सकती, तो फिर 45 करोड़ किसानों के खेत 
से SP पर फसल कैसे खरीदेगी? 


और अनाज मंडी में काम करने वाले करोड़ों आढ़तियों यानि छोटे दुकानदारों, मजदूरों, मुनीमों, 
पल्लेदारों, ट्रांसपोर्टरों, फसल को तोलने और झराई करने वालों तथा मंडी कर्मचारियों का क्या होगा? 
यह काला कानून उन सबकी रोजी रोटी पर प्रहार है, ताकि इनका भोजन और आजीविका छीनकर 
चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दी जाए | 

इस षडयंत्र का सबसे जीता जागता सबूत भाजपा शासित बिहार है, जहां अनाज मंडी कानून 2006 
मं खत्म कर दिया गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि खुद मोदी सरकार क नाबाडं की रिपोट 
बताती है कि देश में किसानों की स्थिति सबसे बदतर बिहार में है। बिहार में 205-76 में जो 9,000 
सरकारी खरीद कन्द्र थे, वह साल, 2020 में घटकर मात्र 4,649 रह गए | बिहार में 64 लाख मीट्रिक 
टन गेहूँ पैदा होता है। मगर बिहार सरकार ने साल, 2020-2॥ में मात्र 4,002 किसानों से 5,000 
मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा, मात्र 0.08 प्रतिशत | साल, 2047-48 में एक दाना भी नहीं 
खरीदा गया, 2048-49 में 0.27 प्रतिशत, 2049-20 में 0.046 प्रतिशत ही गेहूँ समर्थन मूल्य पर 
खरीदा गया। इतना ही नहीं, बिहार में मक्का के किसान तो हाईकोर्ट गए फिर भी एक दाना भी 
समर्थन मूल्य पर उनसे नहीं खरीदा गया | बिहार में न मंडियाँ हैं न समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा 
जा रहा है, न ही सरकारी समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने क केन्द्र बचे हैं | हमारे सम्मुख बिहार एक 
उदाहरण है कि मोदी सरकार के इन तीन काले क़ानूनों से समूचे किसानों का यही हश्र होने वाला है। 
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(|\) एक देश एक व्यापार का कड़वा सच 

मोदी सरकार बढ़चढ़ कर दावा कर रही हे कि कोई भी किसान देश में कहीं भी अपनी फसल 
बेच सकता है | सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है मगर वास्तविकता को जानना जरूरी है | 
कृषि सेंसस के अनुसार, देश में 44.65 करोड़ किसान हैं। इनमें से 68.45 प्रतिशत किसानों के 
पास 4 हेक्टेयर से कम जमीन है | कुल 47.62 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास सिफ 4 से 2 
हेक्टेयर जमीन है | अर्थात्‌ देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे और मँझोले हैं| क्या यह सम्भव है 
कि इतने छोटे किसान एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त अपनी फसल बेच सकते हैं? जब सरकारी 
उपार्जन मण्डियाँ भी खत्म कर दी जाएँगी तब यह किसान मजबूरी में अपना अनाज औने-पौने 
दाम में पूुँजीपतियों को बेचने के लिये मजबूर होंगे? 





(\) देश की राशन व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर प्रहार-50,ऽा, पिछड़े वर्गों तथा गरीबों 

के भोजन के अधिकार को खत्म करने की साजिश 

जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएगी और हC। खरीद नहीं करेगी तो देश के 86 करोड़ लोगों को 
राशन की दुकान पर 2 रु. किलो का सस्ता अनाज कॅसे मिलेगा? साफ है कि यह काला कानून 
50, 2, पिछड़े वर्गो तथा गरीबों को दिए गए भोजन के अधिकार को खत्म करने की भाजपाई 
साजिश है । प्रश्‍न है कि ऐसे में 'भोजन के अधिकार' और देश की 'खाद्य सुरक्षा' का क्या होगा? 
प्रधानमंत्री और भाजपा इसका कोई जवाब नहीं देते | 


i 
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काला क़ानून नं.३3 

आज के युग की “जमींदारी प्रथा" स्थापित करने का काला क़ानून 

मोदी सरकार कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग के नाम पर एक नया कानून लाई है। इसे नाम दिया गया है - 
किसान सशक्तीकरण एवं संरक्षण (फॉरमर्स इम्पावरमेन्ट एण्ड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राईस 
एश्योरेन्स एण्ड फॉर्म सर्विस एक्ट | इस पूरे क़ानून में शीर्षक को छोड़कर कहीं भी किसानों की 
फसलों के दाम सुनिश्चित करने का जिक्र तक नहीं है। यह भी तय नहीं किया गया कि 
पूँजीपति किसानों की फसलों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' पर ही खरीद सकंगे। यह कानून 
MSP की गारंटी नहीं देता | 


(|) किसान को छोड़ा कंपनियों के रहमोकरम पर 
इस कानून की धारा 4 की उपधारा (4) में यह 
कहा गया हे कि समझोते क समय फसल की 
'क्वालिटी', 'ग्रेड' और 'स्तर' समझोते में लिखना 
होगा और फसल कटाई के या डिलीवरी के समय A 
योग्य पारखी से उसकी जाँच करानी होगी। साफ |. NN rt 

हे कि किसान अब बड़ी कपनियों के रहमोकरम हि *-. 5 Hl 

पर होगा| अगर कपनी को मुनाफा दिखेगा तो वो 

फसल समझौते के अनुसार खरीदेंगे और अगर memes ns nen 
सही नहीं लगेगा तो क्वालिटी, ग्रेड और स्तर का अंग्रेजों से कम घातक नहीं हैं मोदी सरकार | 
बहाना बनाकर खारिज कर देंगे | Fe ह 





ब; 








(|) अन्नदाता को अदालत 

जाने तक से वंचित किया 

इस कानून में भी किसानों को सिविल 
कोर्ट जाने के अधिकारों से वंचित किया 
गया है | इस कानून की धारा 76 और 2) 
में कहा गया है कि इस कानून के तहत 
किए गए अनुबन्ध राज्य सरकार के 
खरीद फरोख्त कानूनों के दायरे से भी 
बाहर रहेंगे | 
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(|) कंपनियों को जमाखोरी की खुली छूट 
इतना ही नहीं, यह समझौता करने वाले 
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पूँजीपति को तो आवश्यक वस्तु क़ानून 4955. 9 a ज 


की न सिफ स्टॉक लिमिट क दायरे से बाहर 
रखा गया है बल्कि यहॉ तो 50 और 400 
प्रतिशत दामों की वृद्धि क बावजूद भी पूँजीपति 
को जमाखोरी की छूट दी गई है । 





(५) मोदी" खुद ही 'मोदी' की 
बात क्यों नहीं मानते 


याद रखिए, 2044 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, 
श्री नरेंद्र मोदी जब उपभोक्ता मामलों की समिति 
के चेयरमैन थे तब उन्होंने लिखित रिपोर्ट में कहा 





(५) कंपनी से समझौते में 
MSP की कोई गारंटी नहीं 


दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कहने को तो इस 
कानून का नाम दामों की गारन्टी का कानून है, 
मगर मोदी सरकार ने इसमें भी पूँजीपतियों को 
औने-पौने दामों में यह समझौता करने की 
छूट दे दी है। 


था कि किसानों की फसलों की खरीद पर | ~ 


\SP की काचूनी गारंटी दी जानी चाहिए। पर | 
प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी खुद की | 


लिखी बात से ही कन्नी काट गए हैं । 





fi 
—m—m—mnmnmn्n््—jeo3jjj ee NCC COMMUNICATION DEPARTMENT 





मोदी सरकार अब किसान कल्याण नहीं, कंपनियों के मुनाफे का जोड़-घटाव देख रही है। वे 
25 लाख करोड़ रु. के खेती उपजों के कारोबार को चंद पूंजीपतियों की दासी बनाने में लगे हैं । 
भाजपा सरकार यह भूल गई है कि खेती और खाद्य सुरक्षा को उन्हें मुनाफाखोरी, काला बाजारी 
से बचाने, किसानों की सुरक्षा करने और टिकाऊ खेती के विकास की जिम्मेदारी दी गयी है, न 
कि किसान को गुलाम बनवाने औए जमीन की नीलामी करने की। राजनेतिक इतिहास में दो 
तरह के अनुभव देखे गए हैं - पहला तो यह कि कोई भी समझदार देश अपनी खाद्य सुरक्षा 
व्यवस्था को अपने नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त नहीं करता है और दूसरा जिन देशों ने कृषि 
और ग्रामीण उत्पादन की व्यवस्था का सौदा किया, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया | भारत 
की गुलामी की शुरुआत भी ठीक तब हुई थी, जब भारत के राजाओं और सुल्तानों ने उत्पादन 
और व्यापार खुद क मुनाफे के लिए 'इस्ट इंडिया कपनी' के हवाले कर दिया था। ठीक वैसे ही, 
आज की इस्ट इंडिया कपनी बनी मोदी सरकार इन तीन खेती विरोधी काले कानूनों के माध्यम 
से देश क 62 करोड़ किसानों-खेत मजदूरों की आजीविका पर हमला बोल उन्हें चंद कंपनियां 
का गुलाम बनाने का षडयंत्र कर रही है | 
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मगरूर सरकार यह भूल गईं है कि यह लड़ाई निर्णायक है, देश का 
अन्नदाता किसान और खेत मजदूर 'न झुकेगा, न डरेगा, न थकगा और 
न रुकंगा' | 


* अब न्याय जीतेगा, अहंकार हारेगा। 

° अब किसानों की आजीविका जीतेगी और 

मोदी सरकार की अवसरवादिता हारेगी | 

° अब किसान की खुद्दारी जीतेगी और 

मोदी सरकार की खुदगर्जी हारेगी | 

° अब किसान का बल जीतेगा और 
सरकार की बर्बरता हारेगी | 












यह लड़ाई “हिम्मत के दीये' और “सिक्कों क तूफान' की है। किसान देश की हिम्मत का दीपक 
है और मोदी सरकार पूंजीपतियों की सिक्कों की खनक में अंधे हो रोजी रोटी को तबाह करने 
वाले तूफान। यह तूफान किसान-खेत मजदूर के दीपक की रोशनी को बुझा नहीं पाएगा 
क्योंकि किसान मजदूर का संकल्प सूरज का प्रकाश बन नई क्रांति का सूत्रपात कर रहा है, जो 
मोदी सरकार द्वारा फॅलाए जा रहे अंधियारे को सदा के लिए समाप्त कर देगा | 


जय जवान, 
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कृषि देश कीं पहली प्राथमिकता है। यह गरीबी से 
लड़ने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व आत्मनिर्भरता की 
आवश्यक कड़ी है। इसीलिए कृषि को हमने 
'आदि मंत्र' की संज्ञा दी है। 





अगर किसान कमजोर होगा जो देश आत्मनिर्भर 
नहीं रह सकता, लेकिन अगर वे मजबूत हैं 
तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत हो जाती है। 
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जय जवान, 
जय किसान 





हम मोदी सरकार की किसान विरोधी 
नीतियों के खिलाफ़ दृढ़ता से लड़ेंगे। 





मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना 
लोकतंत्र का अर्थ ही जनता एवं देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। 
किसान-मजुदूर हितों की रक्षा करना है। कृषि विरोधी क़ानून वापस लो। 





जीतेगा किसान , जीतेगा देश 
हारेगा अहंकार 
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